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भारत निर्वाचन आयोग: सवंधैानिक आधार, ससं्थागत विकास, प्रशासनिक पदानकु्रम और 
चनुावी सधुारों का सांगोपांग विश्लेषणात्मक अध्ययन 

 
1. सवंधैानिक पषृ्ठभमूि, स्थापना और ससं्थागत सरंचना का विकास 
भारतीय लोकततं्र में स्वततं्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चनुाव प्रणाली को लोकतांत्रिक ढांचे का आधार स्तभं माना गया 
है। भारतीय सवंिधान के भाग 15 में अनचु्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन प्रणाली और निर्वाचन आयोग की व्यवस्था 
की गई है। सवंिधान निर्माताओ ंने देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सचुारू रूप से चलाने के लिए 
निर्वाचन प्रबंधन की जिम्मेदारी किसी कार्यपालकीय विभाग को सौंपने के बजाय एक स्वततं्र सवंधैानिक प्राधिकरण 
के रूप में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) को सौंपी। 25 जनवरी 1950 को स्थापित 
इस आयोग को सवंिधान के अनचु्छेद 324(1) के तहत ससंद, राज्य विधानमडंलों, तथा राष्ट्रपति एव ंउपराष्ट्रपति 
पदों के लिए आयोजित होने वाले सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियतं्रण का व्यापक एकाधिकार प्रदान 
किया गया है। 

1.1 सवंधैानिक प्रावधान एव ंअनचु्छेद 324 से 329 का वधैानिक विश्लेषण 
सवंिधान का अनचु्छेद 324 आयोग को केवल प्रशासनिक अधिकार ही प्रदान नहीं करता, बल्कि इसमें निहित 
अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियां अवशिष्ट और व्यापक (Plenary in character) स्वरूप धारण करती हैं। 
सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिदंर सिहं गिल बनाम मखु्य निर्वाचन आयकु्त (1978) मामले में यह स्थापित किया था 
कि जहाँ विधानमडंल द्वारा निर्मित काननू मौन हैं, वहाँ अनचु्छेद 324 निर्वाचन आयोग को स्वततं्र एव ंनिष्पक्ष 
चनुाव सनुिश्चित करने हेत ुस्वतः नियम बनाने और प्रशासनिक आदेश जारी करने की शक्ति देता है। 
 

●​ अनचु्छेद 324: निर्वाचन आयोग में निहित अधीक्षण, निर्देशन और नियतं्रण की शक्ति। 
 

●​ अनचु्छेद 325: धर्म, मलूवशं, जाति या लिगं के आधार पर किसी व्यक्ति का मतदाता सचूी में शामिल होने 
के लिए अपात्र न होना तथा किसी विशषे मतदाता सचूी में शामिल होने का दावा न करना। 
 

●​ अनचु्छेद 326: वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओ ंके लिए निर्वाचनों 
का सचंालन। 
 

●​ अनचु्छेद 327: विधानमडंलों के निर्वाचनों के सबंधं में उपबधं करने की ससंद की शक्ति। 
 

●​ अनचु्छेद 328: किसी राज्य के विधानमडंल के निर्वाचनों के सबंधं में उपबधं करने की उस राज्य के 
विधानमडंल की शक्ति। 
 

●​ अनचु्छेद 329: निर्वाचन सबंधंी मामलों में न्यायालयों के हस्तके्षप का वर्जन, जिसके अतंर्गत निर्वाचन 
याचिकाओ ं(Election Petitions) के माध्यम से ही चनुाव को चनुौती दी जा सकती है। 
 

1.2 एक-सदस्यीय से बहु-सदस्यीय निकाय में परिवर्तन और कार्यात्मक स्वायत्तता 
स्थापना से लेकर वर्ष 1989 तक निर्वाचन आयोग एक-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल 
मखु्य चनुाव आयकु्त (CEC) शामिल होत ेथे। 61वें सवंिधान सशंोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की आय ु
को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए जाने से मतदाताओ ंकी सखं्या में भारी वदृ्धि हुई। इस अतिरिक्त प्रशासनिक 
कार्यभार को सभंालने के लिए 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा दो अतिरिक्त चनुाव आयकु्तों की नियकु्ति की 
गई। यद्यपि जनवरी 1990 में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था, परंत ु1 अक्टूबर 1993 को पारित अध्यादेश 
और तत्पश्चात निर्मित अधिनियम द्वारा आयोग को स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय निकाय बना दिया गया। 
वर्तमान में आयोग में मखु्य चनुाव आयकु्त तथा दो अन्य चनुाव आयकु्त (EC) शामिल होत ेहैं। 
 
सवंधैानिक मर्यादा और ससं्थागत स्वायत्तता बनाए रखने के लिए मखु्य चनुाव आयकु्त को सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश के समान पदच्यतुि का सरंक्षण प्राप्त है। सवंिधान के अनचु्छेद 324(5) के परंतकु के अनसुार, मखु्य 
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चनुाव आयकु्त को उनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से और 
जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है (अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के 
आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशषे बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा)। अन्य चनुाव आयकु्तों की सरुक्षा का 
ततं्र भिन्न है; उन्हें मखु्य चनुाव आयकु्त की सिफारिश के बिना उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। 

1.3 पद वर्गीकरण एव ंसमकक्षी तलुना: न्यायपालिका और कार्यपालिका के सदंर्भ में 
निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक प्रभावशीलता उसके विस्ततृ पदानकु्रम और राज्य तथा जिला स्तर के प्रशासनिक 
अधिकारियों के समतलु्य वधैानिक अधिकारों पर निर्भर करती है। सवंिधान का अनचु्छेद 324(6) राष्ट्रपति और 
राज्यों के राज्यपालों को यह निर्देश देता है कि निर्वाचन आयोग के अनरुोध पर वे आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन 
हेत ुआवश्यक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध कराएं। चनुाव अवधि के दौरान सपंरू्ण सिविल और पलुिस प्रशासन निर्वाचन 
आयोग के प्रतिनियकु्ति (Deputation) पर माना जाता है। 
 
चनुावी पद (Electoral 

Rank) 
प्रशासनिक स्तर 
(Administrative 

Jurisdiction) 

कार्यपालकीय 
समतलु्यता 
(Executive 
Equivalent) 

न्यायिक समतलु्यता 
(Judicial Rank 

Equivalent) 

वधैानिक एव ं
कार्यात्मक सीमाएं 

(Statutory Powers & 
Limitations) 

मखु्य चनुाव आयकु्त 
(CEC) 

सपंरू्ण भारत (राष्ट्रीय 
स्तर) 

कैबिनेट सचिव 
(Cabinet Secretary) 

/ सचिव स्तर 

सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश 

चनुावों का समग्र 
अधीक्षण; सर्वोच्च 
न्यायालय के 
न्यायाधीश की भांति 
महाभियोग जसैी 
प्रक्रिया से ही पदच्यतुि 
सभंव। 

चनुाव आयकु्त (EC) सपंरू्ण भारत (राष्ट्रीय 
स्तर) 

भारत सरकार के 
सचिव (Secretary to 

GoI) 

सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश 

निर्णय प्रक्रिया में 
CEC के समान 
मताधिकार (2:1 का 
बहुमत); निष्कासन 
हेत ुCEC की परू्व 
सिफारिश अनिवार्य। 

मखु्य निर्वाचन 
अधिकारी (CEO) 

राज्य/कें द्र शासित 
प्रदेश स्तर 

प्रमखु सचिव / अपर 
मखु्य सचिव 

उच्च न्यायालय के 
वरिष्ठ न्यायाधीश 

समतलु्य 

राज्य स्तर पर चनुाव 
प्रबधंन का नियतं्रण; 
ECI के प्रशासनिक 
नियतं्रण में राज्य कैडर 
के आईएएस 
अधिकारी। 

जिला निर्वाचन 
अधिकारी (DEO) 

प्रशासनिक जिला स्तर जिला मजिस्टे्रट (DM) 
/ जिला कलेक्टर 

जिला एव ंसत्र 
न्यायाधीश (Dist. & 

Sessions Judge) 

जिले में चनुावी कार्यों 
का समन्वय, पलुिस 
बलों का आवटंन और 
बथू प्रबधंन। 

निर्वाचक पजंीयन 
अधिकारी (ERO) 

विधानसभा निर्वाचन 
के्षत्र स्तर 

उप-प्रभागीय 
मजिस्टे्रट (SDM) / 
अपर कलेक्टर 

प्रथम शे्रणी न्यायिक 
मजिस्टे्रट (JMIC) 

मतदाता सचूी की 
तयैारी, पनुरीक्षण 
(SIR), फॉर्म 6/7/8 का 
निपटान; वधैानिक 
पजंीयन प्राधिकारी। 

रिटर्निंग अधिकारी 
(RO) 

विशिष्ट निर्वाचन के्षत्र 
स्तर 

SDM / अपर जिला 
मजिस्टे्रट (ADM) 

अपर जिला 
न्यायाधीश (ADJ) 

नामांकन पत्रों की 
प्राप्ति व जांच, सिबंल 
आवटंन, मतदान व 
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चनुावी पद (Electoral 
Rank) 

प्रशासनिक स्तर 
(Administrative 

Jurisdiction) 

कार्यपालकीय 
समतलु्यता 
(Executive 
Equivalent) 

न्यायिक समतलु्यता 
(Judicial Rank 

Equivalent) 

वधैानिक एव ं
कार्यात्मक सीमाएं 

(Statutory Powers & 
Limitations) 

मतगणना का प्रत्यक्ष 
सचंालन तथा परिणाम 
घोषणा। 

बथू स्तरीय अधिकारी 
(BLO) 

मतदान कें द्र (Polling 
Booth) स्तर 

पटवारी / शिक्षक / 
स्थानीय कर्मचारी 

- घर-घर जाकर भौतिक 
सत्यापन करना और 
मतदाता सचूी को 
जमीनी स्तर पर 
अद्यतन करना। 

 
2. मखु्य चनुाव आयकु्त एव ंअन्य चनुाव आयकु्त (नियकु्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023: विधिक 
प्रावधान एव ंसवंधैानिक चनुौतियाँ 
सवंिधान लाग ूहोने के बाद से सात दशकों से अधिक समय तक अनचु्छेद 324(2) के तहत चनुाव आयकु्तों की 
नियकु्ति प्रक्रिया हेत ुससंद द्वारा कोई विशिष्ट वधैानिक काननू नहीं बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 
आयकु्तों की नियकु्ति का विवेकाधिकार परूी तरह से कें द्रीय मतं्रिमडंल की सलाह पर राष्ट्रपति में निहित था। 

2.1 अनपू बरनवाल निर्णय से 2023 के अधिनियम तक का वधैानिक विकास 
नियकु्ति प्रक्रिया में कार्यपालकीय एकाधिकार को चनुौती देने वाली याचिकाओ ंपर सनुवाई करत ेहुए सर्वोच्च 
न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की सवंिधान पीठ ने 2 मार्च 2023 को अनपू बरनवाल बनाम भारत सघं मामले में 
ऐतिहासिक फैसला सनुाया। न्यायालय ने माना कि निष्पक्ष चनुाव कराने के लिए चनुाव आयोग का कार्यपालिका के 
प्रभाव से मकु्त होना आवश्यक है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक ससंद काननू नहीं बना देती, तब तक 
CEC और ECs की नियकु्ति एक तीन-सदस्यीय निष्पक्ष समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें शामिल 
होंगे: 
 

●​ भारत के प्रधानमतं्री (अध्यक्ष) 
 

●​ लोकसभा में विपक्ष के नेता / सबसे बड़ ेविपक्षी दल के नेता (सदस्य) 
 

●​ भारत के मखु्य न्यायाधीश (CJI) (सदस्य) 
 

इस न्यायिक आदेश के उत्तर में, ससंद ने शीतकालीन सत्र में 'मखु्य चनुाव आयकु्त और अन्य चनुाव आयकु्त 
(नियकु्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023' पारित किया, जिसे दिसबंर 2023 में राष्ट्रपति की स्वीकृति 
मिली। इस अधिनियम ने 1991 के परुाने अधिनियम का स्थान ले लिया। 

2.2 अधिनियम 2023 की मखु्य धाराएँ, खोज एव ंचयन समिति की प्रणाली 
अधिनियम, 2023 ने चनुाव आयकु्तों की नियकु्ति के लिए दो-स्तरीय ससं्थागत सरंचना स्थापित की: 
 

1.​ खोज समिति (Search Committee - Section 6): कें द्रीय काननू एव ंन्याय मतं्री की अध्यक्षता में गठित इस 
समिति में भारत सरकार के सचिव स्तर के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होत ेहैं। यह समिति चयन 
समिति के विचारार्थ योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले पांच उपयकु्त व्यक्तियों का एक पनैल तयैार करती है। 
 

2.​ चयन समिति (Selection Committee - Section 7): राष्ट्रपति को अतंिम सिफारिश भेजने वाली इस 
उच्चस्तरीय समिति की सरंचना निम्नलिखित है: 
 

○​ प्रधानमतं्री (पदेन अध्यक्ष) 
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○​ लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़ ेविपक्षी दल के नेता (सदस्य) 

 
○​ प्रधानमतं्री द्वारा मनोनीत एक कें द्रीय कैबिनेट मतं्री (सदस्य) 

 
अधिनियम की धारा 8 चयन समिति को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह पारदर्शी प्रक्रिया अपनात ेहुए खोज 
समिति द्वारा भेजे गए पांच नामों के अतिरिक्त भी किसी योग्य व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकती है। 
अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चयन समिति में किसी सदस्य के पद की रिक्ति (जसेै लोकसभा भगं 
होने पर नेता प्रतिपक्ष का न होना) के आधार पर सिफारिश अमान्य नहीं होगी। 

2.3 निष्कासन प्रक्रिया, काननूी उन्मकु्ति (धारा 16) तथा बहुसखं्यक निर्णय व्यवस्था (धारा 18) 
 

●​ योग्यता और पदावधि (धारा 5 एव ं9): प्रत्याशी का भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होना या रह 
चकुा होना अनिवार्य है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आय ु(जो भी पहले हो) तक होगा। पनुर्नियकु्ति पर 
परू्ण प्रतिबधं है। 
 

●​ वेतन एव ंसेवा शर्तें (धारा 10): अधिनियम के अतंिम स्वीकृत स्वरूप में आयोग के सदस्यों का वेतन और 
सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष रखी गई हैं। 
 

●​ न्यायिक कार्यवाही से सरुक्षा (धारा 16): यह धारा एक महत्वपरू्ण विधिक ढांचा प्रदान करती है, जिसके 
अनसुार CEC या किसी EC के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य या 
व्यक्त किए गए शब्दों के लिए किसी भी सिविल या आपराधिक अदालत में कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा 
सकती। 
 

●​ कार्यप्रणाली और असहमति का समाधान (धारा 18): आयोग के सभी निर्णय जहां तक सभंव हो सर्वसम्मति 
से लिए जाएंगे। यदि सर्वसम्मति न बने, तो मामला बहुमत की राय (2:1 के अनपुात) से तय किया जाएगा। 
 

2.4 न्यायिक समीक्षा, शक्ति-पथृक्करण का सिद्धांत और सर्वोच्च न्यायालय में split verdict (2024–2026) 
अधिनियम, 2023 की धारा 7 की सवंधैानिक वधैता को सर्वोच्च न्यायालय में चनुौती दी गई। याचिकाकर्ताओ ंका 
मखु्य तर्क  यह था कि चयन समिति में भारत के मखु्य न्यायाधीश (CJI) को हटाकर उनके स्थान पर प्रधानमतं्री 
द्वारा मनोनीत कैबिनेट मतं्री को शामिल करने से समिति में सरकार का 2:1 का स्पष्ट बहुमत हो जाता है। इससे 
कार्यपालिका का एकतरफा नियतं्रण स्थापित होता है, जो अनपू बरनवाल निर्णय की भावना का उल्लघंन करता है 
और 'स्वततं्र चनुाव प्रणाली' के बनुियादी ढांचे के सिद्धांत को कमजोर करता है। 
 
इस मामले पर सनुवाई करत ेहुए सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमरू्ति दीपांकर दत्ता और 
न्यायमरू्ति सतीश चदं्र शर्मा) ने विभाजित निर्णय (Split Verdict) दिया। न्यायमरू्ति दीपांकर दत्ता का मानना था कि 
चनुाव आयोग को कार्यकारी नियतं्रण से मकु्त रखना सवंिधान के मलू ढांचे का हिस्सा है। वहीं, न्यायमरू्ति शर्मा ने 
मामले के दरूगामी सवंधैानिक महत्व को देखत ेहुए इसे भारत के मखु्य न्यायाधीश द्वारा सवंिधान पीठ 
(Constitution Bench) को सदंर्भित करने की सिफारिश की। वर्तमान में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के मखु्य 
न्यायाधीश के समक्ष विचारधीन है। 

3. निर्वाचन आयोग के कार्याधिकार, आचार सहंिता, राजनीतिक दल पजंीकरण एव ंअयोग्यता समाधान 
निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियों का के्षत्र केवल चनुाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वततं्र 
प्रतियोगिता सनुिश्चित करने के लिए बहुआयामी अर्द्ध-न्यायिक दायित्वों का निर्वहन भी करता है। 

3.1 चनुाव तिथियों का निर्धारण एव ंआदर्श आचार सहंिता (MCC) का व्यावहारिक प्रवर्तन 
निर्वाचन आयोग अधिसचूना जारी करने, नामांकन, पत्रों की जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना की तिथियों 
का निर्धारण करता है। चनुाव की घोषणा की तिथि से ही परेू देश या सबंधंित चनुाव के्षत्र में आदर्श आचार सहंिता 
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(Model Code of Conduct - MCC) लाग ूहो जाती है। 
 
MCC राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियतं्रित करने वाला नियमों का एक ततं्र है, जिसे 
राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से विकसित किया गया है। यद्यपि MCC का कोई प्रत्यक्ष वधैानिक आधार 
(Statutory Backing) नहीं है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी प्रवर्तनीयता को स्वीकार किया है। आयोग इसके 
उल्लघंन पर उम्मीदवारों को प्रचार से रोकने (24 से 72 घटें तक का प्रतिबधं), कारण बताओ नोटिस जारी करने, रैली 
की अनमुति रद्द करने, और लोक सेवकों के स्थानांतरण जसेै आदेश दे सकता है। 

3.2 राजनीतिक दलों का पजंीकरण (धारा 29A) तथा चनुाव चिन्ह (आरक्षण और आवटंन) आदेश, 1968 
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत किसी भी नए राजनीतिक दल को अपनी स्थापना के 30 
दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग में पजंीकरण हेत ुआवेदन करना होता है। पजंीकृत दलों को आयोग के समक्ष अपने 
वार्षिक लेखा-परीक्षित खात ेऔर योगदान रिपोर्ट (Contribution Reports) जमा करना अनिवार्य है। 
 
राजनीतिक दलों की मान्यता और उन्हें चनुाव चिन्हों का आवटंन 'चनुाव चिन्ह (आरक्षण और आवटंन) आदेश, 
1968' (Election Symbols - Reservation and Allotment Order, 1968) के वधैानिक प्रावधानों के अनसुार किया 
जाता है: 
 

●​ राष्ट्रीय दल की मान्यता: किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 
राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चनुावों में कुल वधै मतों का 6% तथा न्यनूतम 4 लोकसभा सीटें  प्राप्त 
होनी चाहिए; या कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% प्राप्त होना चाहिए; या कम से कम 
4 राज्यों में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। 
 

●​ राज्यस्तरीय दल की मान्यता: सबंधंित राज्य के विधानसभा चनुाव में कुल वधै मतों का 6% तथा 2 
विधानसभा सीटें; या लोकसभा चनुाव में 6% मत और 1 लोकसभा सीट; या कुल विधानसभा सीटों का 3% 
(या न्यनूतम 3 सीटें) प्राप्त होना अनिवार्य है। 
 

●​ पार्टी विभाजन और चिन्ह विवाद: जब किसी मान्यता प्राप्त दल में दो परस्पर विरोधी गटुों के बीच विभाजन 
होता है, तो सिबंल आदेश 1968 के परैा 15 के तहत आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में सनुवाई 
करता है। आयोग विधायी शाखा (सांसदों व विधायकों) तथा सगंठनात्मक शाखा में बहुमत के साक्ष्यों का 
परीक्षण कर यह तय करता है कि कौन सा गटु वास्तविक दल है और किसे मलू चनुाव चिन्ह दिया जाएगा। 
 

3.3 राजनीति का अपराधीकरण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 व 10A और सजा का समाधान 
चनुावी राजनीति को अपराध मकु्त बनाने के लिए आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के दंडात्मक 
प्रावधानों को लाग ूकरता है: 
 

●​ धारा 8 के तहत अयोग्यता: धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के अतंर्गत यदि किसी जनप्रतिनिधि या भावी 
उम्मीदवार को किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जाता है और 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास की 
सजा सनुाई जाती है, तो वह दोषसिद्धि की तिथि से अयोग्य घोषित हो जाता है। ऐसी अयोग्यता सजा परूी 
होने के बाद अगले 6 वर्षों तक बनी रहती है। 
 

●​ दोषसिद्धि पर स्थगन का प्रभाव: लोक प्रहरी बनाम भारत सघं (2018) मामले में स्पष्ट किया गया कि 
केवल अपीलीय अदालत द्वारा सजा के निलबंन (Suspension of Sentence) से अयोग्यता नहीं हटती; जब 
तक कि अपीलीय अदालत द्वारा 'दोषसिद्धि पर रोक' (Stay on Conviction) का स्पष्ट आदेश न जारी 
किया जाए। 
 

●​ व्यय विवरण न देने पर अयोग्यता (धारा 10A): यदि कोई उम्मीदवार चनुाव परिणाम घोषित होने के 30 
दिनों के भीतर आयोग द्वारा निर्धारित सीमा और प्रारूप में अपने चनुाव खर्च का सही विवरण देने में विफल 
रहता है, तो आयोग धारा 10A के तहत उसे 3 वर्षों की अवधि के लिए ससंद या विधानसभा का चनुाव लड़ने 
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से अयोग्य घोषित कर सकता है। 
 

4. डिजिटल इंडिया और मतदाता सचूी का आधनुिकीकरण: विशषे गहन पनुरीक्षण (SIR) और उत्पन्न विवाद 
डिजिटल इंडिया मिशन के एक भाग के रूप में, निर्वाचन आयोग ने मतदाता डटेाबेस को एकीकृत और आधनुिक 
बनाने के लिए 'ERONet' और हाल ही में 'ECINet' जसेै डिजिटल प्लेटफॉर्म लाग ूकिए हैं। इन प्लेटफार्मों का 
उद्देश्य दोहरी प्रविष्टियों (Dual Enrollment) को हटाना, पत ेके स्थानांतरण को सरल बनाना और मतदाता सचूी 
(Electoral Roll) की शदु्धता सनुिश्चित करना है। 

4.1 ERONet एव ंECINet का तकनीकी एकीकरण तथा मतदाता सचूी पनुरीक्षण का वधैानिक ढांचा 
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 और मतदाता पजंीकरण नियम, 1960 के तहत आयोग को 
नियमित आधार पर मतदाता सचूी के पनुरीक्षण का अधिकार है। सामान्यतः प्रतिवर्ष 'विशषे सकं्षिप्त पनुरीक्षण' 
(Special Summary Revision - SSR) आयोजित किया जाता है। परंत ुजब किसी के्षत्र में बड़ ेपमैाने पर फर्जी 
मतदाताओ,ं प्रवासियों या विदेशी नागरिकों के अवधै समावेशन की आशकंा होती है, तो आयोग विशषे गहन 
पनुरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का आदेश देता है। SIR के तहत केवल मौजदूा सचूी को अपडटे नहीं 
किया जाता, बल्कि बीएलओ (BLO) द्वारा घर-घर जाकर नागरिकों के दस्तावेजों का नए सिरे से भौतिक सत्यापन 
किया जाता है। 

4.2 विशषे गहन पनुरीक्षण (SIR 2025–2026): गोवा सॉफ्टवेयर समस्या, फॉर्म-6 सशंोधन और 14 आतंरिक 
आपत्तियों का विश्लेषण 
वर्ष 2025-2026 में देश के 31 राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों में आयोजित व्यापक SIR प्रक्रिया एक गंभीर 
प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद के कें द्र में आ गई। एक खोजी मीडिया रिपोर्ट के उजागर होने के बाद आयोग की 
आतंरिक कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ ेहुए, जिसमें यह बात सामने आई कि दो चनुाव आयकु्तों—सखुबीर सिहं सधं ूऔर 
विवेक जोशी—ने 10 महीनों की अवधि में SIR से जडु़ ेनिर्णयों पर कम से कम 14 बार अपनी लिखित आपत्तियां दर्ज 
कराई थीं: 
 

●​ फॉर्म-6 में अनधिकृत परिवर्तन: नए मतदाताओ ंके पजंीकरण हेत ुप्रयकु्त फॉर्म-6 के ऑनलाइन पोर्टल पर 
एक नया अनिवार्य फ़ील्ड जोड़ा गया, जिसमें नए आवेदकों से यह पछूा गया कि क्या उनका या उनके 
माता-पिता का नाम वर्ष 2002 की परू्व SIR मतदाता सचूी में दर्ज था। आयकु्त सधं ूने इस शर्त को 
"अनधिकृत और गरै-काननूी" बतात ेहुए इसे तरंुत हटाने का नोट लिखा था। 
 

●​ डटेाबेस का कें द्रीकरण और ERO अधिकारों का क्षरण: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत 
मतदाता सचूी में किसी नाम को जोड़ने या हटाने का वधैानिक अधिकार केवल सबंधंित विधानसभा के्षत्र के 
निर्वाचक पजंीयन अधिकारी (ERO) को है। आयकु्तों ने चितंा जताई कि दिल्ली में स्थित ECINet के कें द्रीय 
डटेाबेस और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम द्वारा EROs की वधैानिक शक्तियों को बाईपास करके 'ऑटोमेटेड 
डिलीशन' या 'लॉजिकल डिस्के्रपेंसी' के तहत नाम हटाए जा रहे थे। 
 

●​ गोवा में तकनीकी सॉफ्टवेयर त्रटुि (Goa Rollback Issue): गोवा में SIR सॉफ्टवेयर ने तार्कि क विसगंति के 
आधार पर कई पात्र नागरिकों को हटाने हेत ुफ्लगै किया। जांच के बाद EROs ने 97 मतदाताओ ंके दस्तावेजों 
को सही पाया, परंत ुSIR सॉफ्टवेयर में "रोलबकै" (कटौती को निरस्त करने) का कोई तकनीकी विकल्प न 
होने के कारण उन पात्र मतदाताओ ंके नाम अतंिम सचूी में वापस शामिल नहीं किए जा सके। गोवा सीईओ 
कार्यालय द्वारा 8 बार अनरुोध भेजे जाने के बाद भी समय सीमा समाप्त होने तक समस्या का समाधान 
नहीं हो सका। 
 

4.3 राज्यवार विलोपन के सांख्यिकीय साक्ष्य और ADR बनाम ECI (2026) निर्णय का सवंधैानिक विश्लेषण 
SIR प्रक्रिया के कारण बड़ ेपमैाने पर मतदाताओ ंके नाम सचूी से हटाए जाने के आकंड़ ेसामने आए, जिसने 
राजनीतिक बहस को तीव्र कर दिया। 
 

 
भारत निर्वाचन आयोग: सवंधैानिक आधार, ससं्थागत विकास, प्रशासनिक पदानकु्रम और चनुावी सधुारों का सांगोपांग विश्लेषणात्मक अध्ययन 
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राज्य / कें द्र शासित 
प्रदेश (State/UT) 

पनुरीक्षण परू्व मतदाता 
(Before SIR) 

सशंोधित/अतंिम 
मतदाता (Final Roll) 

कुल नाम हटाए गए 
(Absolute Deletions) 

प्रतिशत कमी (% 
Reduction) 

उत्तर प्रदेश 15.44 करोड़ 13.39 करोड़ ~2.05 करोड़ -13.21% 
पश्चिम बगंाल 7.69 करोड़ 6.86 करोड़ ~83.86 लाख -10.90% 

गजुरात 5.08 करोड़ 4.40 करोड़ ~68.00 लाख -14.50% 
बिहार (प्रथम चरण) 7.90 करोड़ 7.43 करोड़ ~47.00 लाख -5.95% 
कुल भारत (31 
राज्य/UTs) 

~94.70 करोड़ ~80.90 करोड़ ~13.80 करोड़ -14.60% 

 

इन विलोपनों को चनुौती देने वाली याचिकाओ ंपर फैसला सनुात ेहुए सर्वोच्च न्यायालय (मखु्य न्यायाधीश सरू्य 
कांत की अध्यक्षता वाली पीठ) ने मई 2026 में एसोसिएशन फॉर डमेोके्रटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग 
मामले में महत्वपरू्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यायालय ने आयोग की SIR आयोजित करने की सवंधैानिक 
शक्ति को तो बरकरार रखा और कहा कि शदु्ध मतदाता सचूी स्वततं्र चनुाव के लिए आवश्यक है। परंत ुसर्वोच्च 
न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सचूी के पनुरीक्षण के बहाने किसी 
नागरिक की नागरिकता (Citizenship Status) निर्धारित करने वाली ससं्था के रूप में कार्य नहीं कर सकता। आयोग 
का दायित्व केवल मतदाता की पात्रता (आय,ु सामान्य निवास) जांचने तक सीमित है, न कि नागरिकता साबित 
करने का बोझ नागरिक पर डालना। 

5. आधनुिक चनुावी प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और सरुक्षा: EVM, VVPAT, NOTA एव ंटोटलाइजर 
भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिगं मशीन (EVM) के प्रयोग ने मतदान प्रक्रिया को गति और शदु्धता प्रदान की है, कित ु
इसकी तकनीकी विश्वसनीयता पर निरंतर न्यायिक और जन-बहस होती रही है। 

5.1 EVM-VVPAT की वास्तकुला, प्रक्रियात्मक सरुक्षा और ADR बनाम ECI (अप्रलै 2024) निर्णय 
EVM प्रणाली मखु्य रूप से दो इकाइयों—कंट्रोल यनूिट (CU) और बलेैटिगं यनूिट (BU)—से मिलकर बनती है, 
जिसमें 2013 के बाद वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टे्रल (VVPAT) को जोड़ा गया। EVM एक स्टैंडअलोन मशीन है 
जिसमें कोई इंटरनेट, ब्लटूूथ, या वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं होती। इसमें एक बार प्रोग्राम किया जाने वाला 
(One-Time Programmable - OTP) माइक्रोकंट्रोलर चिप निर्मित होता है। 
 
26 अप्रलै 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डमेोके्रटिक रिफॉर्म्स बनाम 
भारत निर्वाचन आयोग (2024) मामले में 100% VVPAT पर्चियों के भौतिक मिलान या कागजी बलेैट प्रणाली पर 
वापस लौटने की मांग वाली याचिकाओ ंको परूी तरह खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि मौजदूा 
EVM-VVPAT प्रणाली परूी तरह सरुक्षित है। हालांकि, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए न्यायालय ने दो अभतूपरू्व निर्देश 
जारी किए: 
 

1.​ सिबंल लोडिगं यनूिट (SLU) की सीलिगं: चनुाव चिह्नों को VVPAT में लोड करने के बाद प्रयोग की गई सभी 
सिबंल लोडिगं यनूिट्स (SLU) को चनुाव परिणामों की घोषणा की तिथि से कम से कम 45 दिनों की अवधि 
के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में सील करके सरुक्षित रखा जाएगा। 
 

2.​ माइक्रोकंट्रोलर की तकनीकी जांच का अधिकार: परिणाम घोषित होने के बाद दसूरे या तीसरे स्थान पर रहने 
वाले उम्मीदवारों के पास यह अधिकार होगा कि वे प्रति विधानसभा के्षत्र के 5% EVM (कंट्रोल यनूिट और 
VVPAT) के माइक्रोकंट्रोलर की बर्न मेमोरी (Burned Memory) की जांच का अनरुोध कर सकत ेहैं। यह जांच 
EVM निर्माताओ ं(ECIL/BEL) के इंजीनियरों द्वारा की जाएगी, जिसका शलु्क उम्मीदवार वहन करेगा। 
विसगंति पाए जाने पर शलु्क वापस कर दिया जाएगा। 

 
5.2 नोटा (NOTA) का अधिकार तथा टोटलाइजर (Totalizer) तकनीक की व्यावहारिक आवश्यकता 
 

●​ नोटा (None of the Above - NOTA): सर्वोच्च न्यायालय के पीपलु्स यनूियन फॉर सिविल लिबर्टीज 
 

भारत निर्वाचन आयोग: सवंधैानिक आधार, ससं्थागत विकास, प्रशासनिक पदानकु्रम और चनुावी सधुारों का सांगोपांग विश्लेषणात्मक अध्ययन 
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(PUCL) बनाम भारत सघं (2013) निर्णय के बाद EVM में NOTA का बटन शामिल किया गया। इसका 
मखु्य उद्देश्य मतदाताओ ंको नकारात्मक मतदान या सभी उम्मीदवारों को खारिज करने का अधिकार 
(Right to Reject) देना है। हालांकि, मौजदूा चनुावी नियमों के तहत यदि NOTA को किसी निर्वाचन के्षत्र में 
सर्वाधिक वोट मिलत ेहैं, तब भी दसूरे स्थान पर सर्वाधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को ही विजयी घोषित 
किया जाता है। 
 

●​ टोटलाइजर (Totalizer) मशीन का विचार: वर्तमान मतगणना प्रणाली में प्रत्येक मतदान कें द्र (Booth) के 
मतों की गिनती अलग-अलग होती है। इससे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह स्पष्ट पता चल जाता 
है कि किस विशिष्ट बथू या गांव के लोगों ने उनके पक्ष या विपक्ष में वोट दिया। इसके परिणामस्वरूप चनुाव 
बाद प्रतिशोध, विकास कार्यों में भेदभाव या उत्पीड़न की घटनाएं देखी जाती हैं। 'टोटलाइजर' एक ऐसी 
तकनीकी प्रणाली है जो 14 से 15 EVM मशीनों के कंट्रोल यनूिटों को एक साथ जोड़कर एकीकृत परिणाम 
दिखाती है, जिससे बथू-वार वोटिगं पटैर्न गपु्त रहता है। विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट ने टोटलाइजर को 
अपनाने की जोरदार सिफारिश की है, जिस पर राजनीतिक सहमति बनना अभी बाकी है। 
 

6. भारतीय चनुाव प्रणाली में समकालीन सधुार: 'एक राष्ट्र, एक चनुाव' (ONOE) का बहुआयामी परीक्षण 
'एक राष्ट्र, एक चनुाव' (One Nation, One Election - ONOE) का तात्पर्य देश में लोकसभा, सभी 28 राज्यों की 
विधानसभाओ ंतथा स्थानीय निकायों (पचंायतों व नगरपालिकाओ)ं के चनुावों को एक ही समय सीमा या एकीकृत 
चनुावी चक्र के भीतर आयोजित करना है। 

6.1 ऐतिहासिक पषृ्ठभमूि और राम नाथ कोविदं उच्चस्तरीय समिति (HLC) की सिफारिशें 
भारत में 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओ ंके चनुाव एक साथ ही आयोजित होत ेथे। 
कित ु1968-69 में कुछ विधानसभाओ ंके समयपरू्व विघटन तथा 1970 में लोकसभा के समयपरू्व भगं होने के कारण 
यह चक्र टूट गया। 
 
सितबंर 2023 में भारत सरकार द्वारा परू्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविदं की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति (HLC) 
का गठन किया गया। समिति ने मार्च 2024 में अपनी 18,000 पषृ्ठों की विस्ततृ रिपोर्ट प्रस्ततु की, जिसे 18 सितबंर 
2024 को कें द्रीय मतं्रिमडंल ने स्वीकार कर लिया। 
 
समिति की मखु्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं: 
 

1.​ दो-चरणीय कार्यान्वयन (Two-Phase Implementation): 
 

○​ प्रथम चरण: लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओ ंके चनुाव एक साथ कराए जाएं। 
 

○​ द्वितीय चरण: प्रथम चरण के आयोजन के 100 दिनों के भीतर सभी नगरपालिकाओ ंऔर पचंायतों 
(स्थानीय निकायों) के चनुाव कराए जाएं। 
 

2.​ नियत तिथि (Appointed Date) और अवशिष्ट कार्यकाल का सिद्धांत: आम चनुावों के बाद लोकसभा की 
पहली बठैक की तिथि को राष्ट्रपति द्वारा 'नियत तिथि' अधिसचूित किया जाएगा। इसके बाद चनुी जाने 
वाली किसी भी विधानसभा का कार्यकाल अगली लोकसभा के बचे हुए कार्यकाल (Unexpired Term) के साथ 
ही समाप्त हो जाएगा। 
 

3.​ एकीकृत मतदाता सचूी (Single Electoral Roll): ECI और राज्य निर्वाचन आयोगों (SECs) के समन्वय से 
एक ही कॉमन वोटर लिस्ट और EPIC तयैार किया जाएगा। 
 

6.2 129वाँ सवंिधान सशंोधन विधेयक, 2024 और अनचु्छेद 82A, 83, 172, 324A, 325 तथा 327 का सशंोधन ढांचा 
ONOE को लाग ूकरने के लिए सरकार ने सवंिधान (129वाँ सशंोधन) विधेयक, 2024 तथा 'कें द्र शासित प्रदेश काननू 
सशंोधन विधेयक, 2024' तयैार किया है। 

 
भारत निर्वाचन आयोग: सवंधैानिक आधार, ससं्थागत विकास, प्रशासनिक पदानकु्रम और चनुावी सधुारों का सांगोपांग विश्लेषणात्मक अध्ययन 
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सवंिधान का अनचु्छेद (Article) प्रस्तावित वधैानिक सशंोधन 

(Proposed Amendment Details) 
राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता 

(State Ratification) 
अनचु्छेद 82A राष्ट्रपति द्वारा 'नियत तिथि' की 

अधिसचूना और विधानसभाओ ंके 
कार्यकाल का लोकसभा के साथ 
सरेंखण। 

ससंद के दोनों सदनों का 2/3 विशषे 
बहुमत। 

अनचु्छेद 83(2) लोकसभा की अवधि और समयपरू्व 
भगं होने पर नई सभा का केवल 'शषे 
कार्यकाल' हेत ुगठन। 

ससंद का 2/3 विशषे बहुमत। 

अनचु्छेद 172 राज्य विधानसभाओ ंकी अवधि और 
अविश्वास प्रस्ताव/विघटन की स्थिति 
में 'अवशिष्ट अवधि' का नियम। 

ससंद का 2/3 विशषे बहुमत। 

अनचु्छेद 324A स्थानीय निकायों (पचंायतों व 
नगरपालिकाओ)ं के चनुाव 100 दिनों 
के भीतर कराने का प्रावधान। 

ससंद का 2/3 बहुमत + कम से कम 
50% राज्यों का अनसुमर्थन। 

अनचु्छेद 325 ECI को एकल/एकीकृत मतदाता सचूी 
और कॉमन EPIC बनाने का 
सवंधैानिक अधिकार। 

ससंद का 2/3 बहुमत + कम से कम 
50% राज्यों का अनसुमर्थन। 

अनचु्छेद 327 चनुाव सबंधंी काननू बनाने की ससंद 
की शक्ति में "समकालिक चनुाव" 
शब्द जोड़ना। 

ससंद का 2/3 विशषे बहुमत। 

 
6.3 'विकसित भारत@2047' के सदंर्भ में ONOE का आर्थिक, प्रशासनिक और लॉजिस्टिकल विश्लेषण 
 

●​ आर्थिक एव ंबजटीय लाभ: बार-बार होने वाले चनुावों से प्रत्यक्ष प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ राजनीतिक 
दलों का अप्रत्यक्ष खर्च भी अत्यधिक बढ़ जाता है। कोविदं समिति और प्रमखु उद्योग सगंठनों (CII, FICCI) 
के अनसुार, ONOE से चनुावी खर्च में कमी आएगी और सरकारी नीतिगत स्थिरता से सकल घरेल ूउत्पाद 
(GDP) की वदृ्धि दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़गेा। 
 

●​ नीतिगत पक्षाघात (Policy Paralysis) की समाप्ति: वर्ष में कई बार आदर्श आचार सहंिता लाग ूहोने से 
विकास योजनाएं और बजटीय स्वीकृतियां रुक जाती हैं। ONOE से सरकारें परेू 5 वर्ष बिना किसी चनुावी 
बाधा के शासन और अवसरंचना विकास पर ध्यान कें द्रित कर सकें गी। 
 

●​ लॉजिस्टिक और सरुक्षा चनुौतियाँ: ECI के अनमुान के अनसुार ONOE हेत ुमौजदूा मशीनों से कम से कम 
दोगनुी सखं्या में EVM और VVPAT की आवश्यकता होगी। मशीनों की 15 वर्ष की आय ुमें उनका केवल 3 
बार ही उपयोग हो पाएगा, जिससे भडंारण और रखरखाव का खर्च बढे़गा। इसके अतिरिक्त परेू देश में एक 
साथ सीएपीएफ (CAPF) बलों की तनैाती करना अत्यतं जटिल चनुौती होगी। 
 

6.4 राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दलों पर प्रभाव तथा भारतीय सघंवाद के समक्ष सवंधैानिक चनुौतियाँ 
विपक्षी दलों और कई विधि विशषेज्ञों का तर्क  है कि ONOE भारतीय सघंवाद (Federalism) की मलू आत्मा के 
प्रतिकूल है। यदि किसी राज्य में चनुाव राष्ट्रीय मदु्दों के साथ होत ेहैं, तो मतदाता के राष्ट्रीय रुझान से प्रभावित 
होकर वोट देने की सभंावना बढ़ जाती है, जिससे के्षत्रीय दलों को नकुसान हो सकता है और राष्ट्रीय दल अनचुित 
लाभ की स्थिति में आ सकत ेहैं। इसके अलावा, किसी राज्य सरकार के 2 वर्ष में ही गिर जाने पर वहाँ केवल 3 वर्ष के 
अवशिष्ट कार्यकाल हेत ुचनुाव कराने का नियम राजनीतिक और बजटीय रूप से कितना व्यावहारिक होगा, यह एक 
विचारणीय प्रश्न है। 

 
भारत निर्वाचन आयोग: सवंधैानिक आधार, ससं्थागत विकास, प्रशासनिक पदानकु्रम और चनुावी सधुारों का सांगोपांग विश्लेषणात्मक अध्ययन 
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7. भारतीय राजनीति की दशा एव ंदिशा (2000–2024): सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक साक्ष्य 
पिछले ढाई दशकों (2000-2024) में भारतीय चनुावी राजनीति में केवल चनुावी तकनीकों का ही बदलाव नहीं हुआ है, 
बल्कि मतदाता के व्यवहार, सामाजिक समीकरणों और प्रचार के साधनों में भी गहरा परिवर्तन आया है। 

7.1 लोकसभा चनुाव 2024 और गठबधंन राजनीति का पनुरोदय 
2014 और 2019 के आम चनुावों में एक-दलीय स्पष्ट बहुमत के उभरने से यह माना जाने लगा था कि भारतीय 
राजनीति से 'गठबधंन यगु' समाप्त हो चकुा है।  

हालांकि, 2024 के 18वें लोकसभा चनुाव के परिणामों ने पनुः यह साबित कर दिया कि भारतीय विविधता में 
बहुदलीय गठबधंन की जड़ ेअत्यधिक गहरी हैं। 2024 में सत्तारूढ़ दल को परू्ण बहुमत से पीछे रहने के कारण अपने 
गठबधंन सहयोगियों के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी। यह परिणाम दर्शाता है कि भारतीय मतदाता कें द्रीय शक्ति 
के अत्यधिक कें द्रीकरण को सतंलुित करने के लिए के्षत्रीय आकांक्षाओ ंको पनुः महत्व प्रदान करता है। 

7.2 भारतीय राजनीति में महिलाओ ंकी भमूिका: 106वाँ सवंिधान सशंोधन, मतदान व्यवहार और सामाजिक 
सशक्तिकरण 
2000 के बाद से भारतीय चनुावी राजनीति की सबसे बड़ी प्रवतृ्ति 'महिला मतदाता' का एक निष्पक्ष और निर्णायक 
वोट-बैंक के रूप में उभरना है: 
 

●​ लैंगिक समता (Gender Turnout Parity): 2019 और 2024 के चनुावों में कई राज्यों में महिलाओ ंका 
मतदान प्रतिशत परुुषों की तलुना में अधिक दर्ज किया गया। 
 

●​ 106वाँ सवंिधान सशंोधन अधिनियम, 2023 ('नारी शक्ति वदंन अधिनियम'): इस ऐतिहासिक काननू 
द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओ ंमें महिलाओ ंके लिए 33% सीटें  आरक्षित करने का सवंधैानिक 
प्रावधान किया गया है, जो आगामी परिसीमन के बाद लाग ूहोगा। 
 

●​ महिला मतदान व्यवहार के निर्धारक: अध्ययन दर्शात ेहैं कि महिलाएं अब परिवार के परुुषों के निर्देश से 
इतर स्वततं्र रूप से मतदान करती हैं। वे प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (DBT) योजनाओ ं(जसेै लाडली बहना, महतारी 
वदंन), कल्याणकारी गारंटियों, काननू-व्यवस्था, और पेयजल/रसोई गसै जसेै जीवन की गणुवत्ता से जडु़ े
मदु्दों पर वोट देती हैं। 
 

7.3 जातिगत समीकरण, धार्मिक ध्रवुीकरण, डॉ. बी.आर. आबेंडकर की अनचु्छेद 340 की परिकल्पना और 
सामाजिक न्याय 
भारतीय लोकततं्र में जाति और वर्ग के समीकरण हमेशा से चनुावी राजनीति के कें द्र में रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, 
राजस्थान और हरियाणा जसेै राज्यों में 1998 से 2023 के बीच हुए चनुावों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पारंपरिक 
जातिगत गठबधंनों (जसेै मण्डल-उत्तर दौर) के साथ-साथ अब कल्याणकारी योजनाओ ंऔर पहचान की राजनीति 
का एक नया मिश्रण उभरा है। 
 

●​ जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय: डॉ. बी.आर. आबेंडकर द्वारा सवंिधान के अनचु्छेद 340 के तहत 
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सामाजिक और शकै्षणिक उत्थान हेत ुकी गई सवंधैानिक परिकल्पना आज की 
राजनीति का मखु्य धरुी बिदं ुबन गई है। 2020-2024 के दौरान जातिगत जनगणना (Caste Census) की 
बढ़ती मांग सामाजिक न्याय के पनुर्संतलुन की दिशा में एक बड़ा कदम है। 
 

●​ धार्मिक एव ंसांस्कृतिक पहचान: 2014 के बाद से चनुावी लामबदंी में सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का 
व्यापक उपयोग देखा गया है। जनजातीय समाजों और ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक वफादारियों में बदलाव 
आया है, जिसने कई राज्यों के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को बदला है। 
 

7.4 पारंपरिक चनुाव प्रचार (1952–2024) से डिजिटल-सोशल मीडिया यगु में सकं्रमण 
भारत में चनुाव प्रचार के तरीकों में ऐतिहासिक बदलाव आया है, जिसे मखु्य रूप से दो यगुों में विभाजित किया जा 
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सकता है: 
 

●​ पारंपरिक यगु (1952–2000): यह यगु जनसभाओ,ं बलैगाड़ी व पदैल रैलियों, नकु्कड़ नाटकों, प्रिटं मीडिया, 
पर्चों, लाउडस्पीकरों और दीवारों पर पेंटिगं पर आधारित था। इस दौर में राजनीतिक सचंार धीमा और 
आमने-सामने के सपंर्क  से सचंालित होता था। 
 

●​ डिजिटल और सोशल मीडिया यगु (2014–2024): वर्तमान चनुाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 
डीपफेक तकनीक, डटेा एनालिटिक्स, व्हाट्सएप ग्रपु्स, एल्गोरिद्मिक माइक्रो-टारगेटिगं 
(Micro-Targeting), और सोशल मीडिया इन्फ्लएंुसर्स का वर्चस्व है। अब उम्मीदवार अपने सदेंशों को किसी 
विशषे आय ुवर्ग या जाति समहू के अनसुार कस्टमाइज करके सीधे उनके स्मार्टफोन तक पहंुचा रहे हैं। 
 

7.5 नौकरशाही और सशुासन (Good Governance) के मध्य अतंर्संबधं 
सशुासन (Good Governance) की स्थापना के लिए एक तटस्थ और कुशल प्रशासनिक सरंचना अनिवार्य है। चनुाव 
के दौरान सिविल सेवाओ ंऔर पलुिस ततं्र को निष्पक्ष रहकर कार्य करना होता है। जब निर्वाचन आयोग प्रशासनिक 
ततं्र को राजनीतिक हस्तके्षप से मकु्त रखता है, तो इससे न केवल चनुाव की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि आम 
नागरिक का लोकतांत्रिक ससं्थाओ ंपर विश्वास भी मजबतू होता है। उच्च स्तरीय प्रशासनिक सधुारों का मखु्य 
उद्देश्य चनुाव प्रबधंन को और अधिक पारदर्शी बनाना है। 

8. निष्कर्ष एव ंभावी दिशा 
भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले सात दशकों में दनुिया के सबसे बड़ ेलोकततं्र में स्वततं्र और निष्पक्ष चनुाव 
आयोजित करके एक अद्वितीय वशै्विक साख अर्जित की है। हालांकि, 21वीं सदी के बदलत ेसामाजिक-प्रौद्योगिकी 
परिदृश्य में आयोग के समक्ष नई ससं्थागत चनुौतियाँ उभरी हैं। 
 
मखु्य चनुाव आयकु्त एव ंअन्य चनुाव आयकु्त अधिनियम, 2023 ने आयोग को वधैानिक ढांचा तो प्रदान किया है, 
कित ुचयन समिति में कार्यपालिका के स्पष्ट बहुमत और मखु्य न्यायाधीश की गरै-मौजदूगी ने इसकी संस्थागत 
स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्न खड़ ेकिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सवंिधान पीठ का भावी निर्णय यह तय करेगा कि 
आयोग की कार्यकारी स्वततं्रता का दायरा क्या होगा। 
डिजिटल इंडिया और मतदाता सचूी के पनुरीक्षण (SIR) के मोर्चे पर, प्रौद्योगिकी का उपयोग मतदाता सचूी को 
शदु्ध करने के लिए होना चाहिए, न कि प्रशासनिक गलतियों या सॉफ्टवेयर की कमियों के कारण वास्तविक 
नागरिकों को मताधिकार से वचंित करने के लिए। आयोग की आतंरिक कार्यप्रणाली में बहुलवादी दृष्टिकोण और 
सर्वसम्मति को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। 
 
'एक राष्ट्र, एक चनुाव' (ONOE) जसेै दरूगामी प्रस्तावों को केवल बजटीय बचत के दृष्टिकोण से लाग ूकरने के 
बजाय भारतीय सघंवाद, राज्य विधानसभाओ ंके अधिकारों, तथा लॉजिस्टिकल यथार्थवाद के सिद्धांतों के साथ 
सतंलुित करना होगा। 
 
अतंतः, भारतीय लोकततं्र की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्वाचन आयोग अपनी ससं्थागत स्वायत्तता 
की रक्षा करे, चनुाव प्रचार में धनबल और डीपफेक जसैी तकनीकों के दरुुपयोग को रोके, और मतदाता सचूी से लेकर 
EVM-VVPAT तक प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखे। केवल एक सशक्त, स्वायत्त और पारदर्शी चनुाव आयोग 
ही 'विकसित भारत' की लोकतांत्रिक नींव को सरुक्षित रख सकता है। 
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